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11 मार्च, 2025 को उत्तर के ललए 

इस्पात उत्पादन 

2017. सुश्री कां गना रनौत: 
  
क् या इस् पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

(क) मंत्रालय भारत के इस्पात उत्पादन में आत्मननभचर बनने के लक्ष्य में ककस प्रकार सहायता करने 
की योजना बना रहा है; 

(ख) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और छोटे इस्पात उत्पादकों को वैश्ववक 
बाजार में प्रनतस्पर्ाच करने में ककस प्रकार सहायता करेगी; और  

(ग) इस्पात संयंत्रों के ललए ग्रीन स्टील और संवहनीयता की भावी रूपरेखा में क्या भूलमका होगी? 

उत्तर 

इस्पात राज्य मांत्री              (श्री भूपततराजू श्रीतनवास वमाा) 
 

(क) और (ख): इस्पात एक ननयंत्रणमुक्त क्षते्र है और सरकार इस्पात क्षते्र के ववकास के ललए अनुकूल 
नीनतगत वातावरण तैयार कर एक सुववर्ा प्रदाता के रूप में कायच करती है। सरकार ने कच्र्े माल की 
सुरक्षा में सुर्ार करने, अनुसंर्ान एवं ववकास गनतववधर्यों को बढाने, आयात ननभचरता कम करने और 
इस्पात उत्पादन में आत्मननभचर बनने के भारत के लक्ष्य में सहायता करने और एमएसएमई, छोटे 
इस्पात उत्पादकों की मदद करने के ललए ननम्नललखखत उपाय ककए हैं:-  

i. 'मेड इन इंडडया' इस्पात को बढावा देना और ननवेश बढाना:- 

क. सरकारी अधर्प्राश्तत हेतु 'मेड इन इंडडया' इस्पात को बढावा देने के ललए घरेलू स्तर पर ववननलमचत 
लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीनत का कायाचन्वयन। 

ख. देश के भीतर 'ववशेष इस्पात’ के ववननमाचण को बढावा देने और पंूजीगत ननवेश को आकवषचत 
करके आयात को कम करने के ललए ववशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्र् प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 
की शुरुआत की गई। ववशेष इस्पात के ललए पीएलआई योजना के तहत अनुमाननत अनतररक्त ननवेश 
27,106 करोड़ रुपये है, श्जससे लगभग 24 लमललयन टन की डाउनस्रीम क्षमता का सजृन होगा 
और 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार लमलेगा। 
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ग. कें द्रीय बजट ववत्त वषच 2024-25 में घोवषत 11,11,111 करोड़ रुपये के पंूजीगत व्यय से अवसंरर्ना 
ववस्तार को बल लमला है, श्जसके पररणामस्वरूप इस्पात की खपत में वदृ्धर् हुई है। 

ii. कच्र्े माल की उपलब्र्ता में सुर्ार और कच्र्े माल की लागत को कम करना:- 

क. कच्र्े माल फेरो ननकेल पर मूलभूत सीमा शुल्क को 2.5 प्रनतशत से घटाकर शून्य करना, और 
इसे शुल्क मुक्त बनाना। 

ख. बजट 2024 में फेरस स्रैप पर शुल्क छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढाना। 

ग. घरेलू स्तर पर उत्पाददत लौह स्रैप की उपलब्र्ता बढाने के ललए इस्पात स्रैप पुनर्चरण नीनत 
को अधर्सूधर्त करना। 

iii. आयात ननगरानी और गुणवत्ता ननयंत्रण:- 

क. घरेलू इस्पात उद्योग को आयातों पर ववस्ततृ जानकारी उपलब्र् कराने के ललए आयातों की 
प्रभावी ननगरानी हेतु इस्पात आयात ननगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुर्ार। 

ख. उद्योग, उपयोगकताचओं तथा आम जनता को गुणवत्तापूणच इस्पात की उपलब्र्ता सुननश्वर्त करने 
के ललए इस्पात गुणवत्ता ननयंत्रण आदेशों को लागू करना श्जसस ेघरेलू बाजार के साथ-साथ आयात 
में घदटया/दोषपूणच इस्पात उत्पादों पर प्रनतबंर् लगाया जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुननश्वर्त 
ककया जाता है कक अंनतम उपयोगकताचओं को केवल प्रासंधगक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता 
वाले इस्पात ही उपलब्र् कराए जाएं। आज की तारीख तक, गुणवत्ता ननयंत्रण आदेश के तहत काबचन 
स्टील, लमश्रर्ातु इस्पात तथा स्टेनलेस स्टील को कवर करत ेहुए 151 भारतीय मानक अधर्सूधर्त 
ककए गए हैं। 

(ग)   इस्पात मंत्रालय ने 'ग्रीननगं द स्टील सेक्टर इन इंडडया: रोडमैप एडं एक्शन त लान' शीषचक से एक 
व्यापक ररपोटच जारी की है जो वषच 2070 तक ननवल-शून्य लक्ष्य की ददशा में ग्रीन स्टील और 
संवहनीयता के ललए भावी रूपरेखा प्रदान करता है।  
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